भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2804

(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)
घोटाले के कारण पी एन बी को घाटा
2804.
श्री नीरज शेखरः

श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या पंजाब नैशनल बैंक (पी एन बी) ने हाल में हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित 
1300/- करोड़ रुपये के अतिरिक्त घोटाले की जानकारी दी है और आधिकारिक रूप से यह आंकड़ा 
12600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक घोटाले के कारण पी एन बी द्वारा 
कुल कितने घाटे की जानकारी दी गई है;

(घ)
गत तीन वर्षों के दौरान करदाताओं की कितनी धनराशि पी एन बी में डाली गई/डालने की घोषणा की 
गई; और
(ङ)
सरकार पी एन बी में बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी के कारण हुए धन के नुकसान की प्रतिपूर्ति किस तरह 
करेगी?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने अपनी धोखाधड़ी निगरानी सूचना प्रणाली के माध्‍यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को हीरा व्‍यापारियों से संबंधित धोखाधडि‍यों पर रिपोर्टें प्रस्‍तुत की हैं। सूचित कुल संलिप्‍त राशि 13,923.14 करोड़ रूपए है जिसमें दिनांक 22.02.2018 की रिपोर्ट में 1,251,96 करोड़ रूपए की अतिरिक्‍त संलिप्‍त राशि शामिल है।
(ग) : पीएनबी ने सूचित किया है उसके द्वारा, धोखाधडि‍यों के कारण, सूचित कुल हानि, वित्‍त वर्ष (एफवाई) 2015-16 में 341.03 करोड़ रूपए, वित्‍त वर्ष 2016-17 में 2663.82 करोड़ रूपए तथा वित्‍त वर्ष 2017-18 (आज की तिथि तक) 14,506.39 करोड़ रूपए (अनुषंगी देयता सहित) थी।
(घ): सरकार ने (एफवाई) 2015-16 में 1,732 करोड़ रूपए और वित्‍त वर्ष 2016-17 में 2,112 करोड़ रूपए की कुल पूंजी का निवेश किया था। वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए 5,473 करोड़ रूपए की राशि के पूंजी निवेश की घोषणा की गयी है।
(ड.): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूचित किया है कि उसने दोषी व्‍यक्तियों/कम्‍पनियों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली है, जिसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य वस्तुओं को जब्त किया गया है और उसने अचल संपत्तियों को भी कुर्क किया है। इसके अलावा, म्युचुअल फंड तथा बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है। कंपनियों की संपत्तियों, बैंक खातों का ब्यौरा, इत्यादि प्राप्त करने के लिए न्यायालय द्वारा 13 देशों को अनुरोध पत्र भेजे गये हैं। 
कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुम्बई पीठ के समक्ष नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी समूह से संबद्ध व्यक्तियों, समूहों तथा उनकी कपनियों के विरुद्ध याचिका/आवेदन दायर किया है तथा अधिकरण ने सभी प्रतिवादियों तथा अन्य कंपनियों, एलएलपी, न्यासों तथा व्यक्तियों को अगले आदेशों तक निधियों, आस्तियों तथा संपत्तियों को हटाने, हस्तांतरित करने अथवा बेचने के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की है।
पीएनबी ने बताया है कि बैंक पर पड़ने वाली किसी भी देयता को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्‍त आस्तियां/पूंजी है।
*****
